राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का सरकारी मसौदा
एक धोखा और तमाशा
सरकार ने दावा किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी) तैयार कर लिया गया है। खाद्य मंत्रालय की ओर से तैयार यह मसौदा खामियों से भरा पडा और संसद में पेश होने से पहले इसमें व्यापर सुधार की जरूरत है। यह विधेयक राज्य मौजूदा जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को मजबूत करने के बजाय इसे ध्वस्त करने वाले प्रावधानों से युक्त है। इसमें रोजी-रोटी अधिकार अभियान की मांगों को दरकिनार करने के साथ ही एनएसी के ड्राफ्ट के कई प्रावधानों की भी अनदेखी की गई है। इस तरह सभी के लिए खाद्य सुरक्षा के विचार को ही मजाक बना दिया है। सरकारी मसौदे में कुछ और खामियां निम्न हंै - 
1- इस कानून के लागू होने की कोई समय सीमा नहीं है। 
2- पूरा मसौदा को देखकर लगता है कि इसकी मुख्य चिंता सरकार के दायित्वों को कम से कम करना, लोगों के अधिकारों को सीमित करना और किसी भी तरह की जवाबदेही से बचना है। 
3- तीसरी अनुसूची के तहत केंद्र सरकार द्वारा पीडीएस के दायरे में आने वाले प्राथमिकता समूहों को सीमित किया जाएगा। 
4- आम परिवार को प्रति माह केवल 3 किलो अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलेगा। केंद्र सरकार सस्ते राशन के दायरे को तीसरी अनुसूची के तहत मनमाने ढग से सीमित कर सकती है। 
5- इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि प्राथमिकता वाले और सामान्य परिवारों की पहचान कैसे की जाएगी। ऐसा करने में बडे पैमाने पर लोगों के वंचित रह जाने की त्रुटियां होंगी। 
6- सुप्रीम कोर्ट के आदेश में वर्णित आईसीडीएस को सब तक पहुंचाना universalization of ICDS का भी विधेयक में कोई जिक्र नहीं है। केवल पूरक पोषण “supplementary nutrition”  की बात कही गई है।
7- स्कूल न पाने वाले बच्चों और कुपोषित बच्चों से संबंधित मुख्य प्रावधानों के बारे में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद-एनएसी द्वारा प्रस्तवावित मुख्य प्रावधानों को भी हटा दिया गया है। 
8- एनएसी द्वारा सुझाए गए शिकायत निवारण व्यवस्था को भी ठुकरा दिया गया है, जिसमें हर्जाने और सजा का प्रावधान भी था। इसी तरह एनएसी के प्रस्तावित मसौदे के पारदर्शिता संबंधी अधिकांश प्रावधानों को छोड दिया गया है।
9- यह विधेयक केंद्र सरकार को उसकी अपनी शर्तों पर खाद्य वस्तुओं की जगह नगद भुगतान की छूट देता है। 
10- अगर राशन की जगह नकद भुगतान नहीं भी तो तब भी यह विधेयक केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को अनाज के बजाय फंड मुहैया कराने की छूट देता हैै। 
11- यह विधेयक केंद्र सरकार को लोग के हक और उनसे जुडी योजनाओं के लिए दिशानिर्देशों में बदलाव करने की व्यापक शक्तियां देता है।
12- इस विधेयक में स्कूलों और आंगनबाडियो को आपूर्ति में व्यवसायिक हितों के हस्तक्षेप से बचाने का कोई उपाय नहीं है। 
राष्टीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में केंद्र सरकार को मिली शक्तियां 
यह विधेयक केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करता है। जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं- 
· कानून के विभिन्‍न प्रावधानों को लागू करने के लिए उन्‍हें स्‍पष्‍ट करना। (सेक्‍शन 1(3))
· पीडीएस के तहत तीसरी अनुसूची के प्राथमिकता और सामान्य परिवारों के दायरे को निर्धारित करना।  (सेक्‍शन 13)
· पहली अनुसूची के तहत प्राथमिकता वाले और सामान्‍य परिवारों को मिलने वाले राशन की मात्रा और दाम निर्धारित करना। (सेक्‍शन 3)
· प्राथमिकता वाले और सामान्‍य परिवारों का राष्‍ट्रीय कवरेज तय करने के लिए गरीबी के अनुमानों को निर्धारित करना।  (सेक्‍शन 13)
· यह निर्धारित करना कि प्राथमिकता वाले और सामान्‍य प‍रिवारों की पहचान कैसे होगी और लोगों को इसके अंदर रखने या बाहर करने के मानदंड क्‍या होंगे। (सेक्‍शन 14)
· यह निर्धारित करना कि पीडीएस का दायरा सामान्‍य परिवारों तक कब फैलाया जाएगा और पीडीएस में सुधार कब होगा। (सेक्‍शन 13)
· मिड डे मील और आईसीडीएस जैसी योजनाओं के लिए पके हुए भोजन और घर ले जाने वाले राशन के प्रकार और पोषण गुणवत्‍ता को तय करना। इसमें तत्‍काल पके हुए भोजन के स्‍थान पर घर ले जाने वाले राशन और पहले से बने हुए फूड को देने की शक्ति शामिल है। (सेक्‍शन 4,5,6)
उन योजनाओं को तय करना जिनके द्वारा बेघर, दीन-हीन और जरूरतमेंद लोगों को खाद्य सहायता मुहैया कराई जाएगी। (सेक्‍शन 8,9,11)
सभी संबंधित योजनाओं के लिए अनिवार्य दिशानिर्देश निर्धारित करना और इसके साथ-साथ राज्‍य और केंद्र सरकारों के बीच किसी योजना विशेष के लिए खर्च के बंटवारे को तय करना। (सेक्‍शन 7,9,25)
खाद्य हकादरी से वंचित रहने के मामले में राज्‍य सरकार की ओर से दी जाने वाली खाद्य सुरक्षा भत्‍ते की राशि और शर्ते तय करना। (सेक्‍शन 12)
· राज्‍य सरकारों को अनाज के बजाय फंड मुहैया कराना (अनाज की कम आपूर्ति की स्थिति में) “ऐसी कीमत और इस तरह जैसा निर्धारित किया जाए”. (सेक्‍शन 24)
· चौथी अनुसूची के तहत खाद्य सुरक्षा को बेहतर करने के प्रावधान निर्धारित करना। “ राशन हकदारी के मामले में लाभार्थियों की पहचान के लिए कैश ट्रांसफर फूड कूपन जैसी योजनाएं लाना” साथ ही “लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार (यूआईडी) का फायदा उठाना”। 
यह पूरी सूची नहीं है। केंद्र को दी गई अन्‍य शक्तियों में राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग की नियुक्ति, नियम-शर्तें व अधिकार (सेक्‍शन 21), जिला शिकायत निवारण अधिकारी (सेक्‍शन 18), और राज्‍य कमीशन को शिकायत कैसे की जाएगी (सेक्‍शन 18) को तय करना शामिल है।
